
शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)
क्‍या सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्‍य बढ़ती खाई काे 

कम करने में सफ़ल ?
अशंलु* 

निःसदेंह ससंद द्वारा अगस्त 2009 में 6 –14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा 
अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार देने वाला शिक्षा विधयक पारित कर, शिक्षा को काननी 
अधिकार प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानन का बनना इसलिए भी मह�व रखता 
है कि लगभग 60 वर्ष व्यतीत हो जान के बाद भी आज देश में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों 
की सखं्या करोड़ों में है। इसलिए इन्हें स्कू ल में लाना एक बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में 
रखते हुए विधयक में गरीब एव ंवंचित बच्चों और विशषकर अनुसचूित जाति और जनजाति तथा 
विकलांग बच्चों हेतु निजी तथा विशष श्रेणी वाले स्कू लों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण 
की व्यवस्था भी की गयी है। जिससे अधिक से अधिक लोग साक्षर होकर प्रगति पथ की ओर 
चल सकें । परंतु यह तभी सभंव है जब शिक्षण ससं्थाओ ंकी स्थिति उत्तम हो तथा पर्याप्‍त‍ ससंाधन 
उपलब्ध हों। साथ ही सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता तथा अमीर वर्ग के बालक भी 
इन्हीं विद्यालयों में अध्ययन करें तथा निजी विद्यालयों की ओर समाज का बढ़ता आकर्षण घटे। 
यह तब ही सभंव है जब प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। इसलिए 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। परंतु लगभग 5 वर्ष 
व्यतीत होने के पश्‍चात ्भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्‍त‍ करने में सफ़ल नहीं हो पाए। इसलिए आज 
हमारे समाज में विद्यालयों के दो वर्ग —  सरकारी एवं निजी विद्यालय स्थापित हो गये हैं। इस 
लेख में समाज में विद्यालयों के प्रति बनी भेदभाव की धारणा को जानन का प्रयास किया गया है।

* शोध छात्रा, 598, संजय मार्ग, पटेल नगर, मजुफ्फ़रनगर 251001, उत्तर प्रदशे
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पषृ्‍ठभूमि 

शिक्षा, व्यक्‍ति, समाज एवं राष्‍ट्र की प्रगति के 
साथ-साथ सभ्यता एवं संस क्ृ ति के विकास के लिए 
भी आवश्यक ह।ै “सभुाषित रत्न दोष” में उल्लिखित 
ह ैकि ‘ज्ञान मनषु्य का, तीसरा नेत्र ह।ै जो उसे समस्त 
तत्वों के मलू को जानने में सहायता करता ह ैतथा 
यही कार्य करने की विधि बताता ह।ै’

महाभारत काव्य में भी वर्णित ह ैकि ‘विद्या के 
समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई दसूरा तप नहीं ह।ै’

इस प्रकार, शिक्षा विनय प्रदान करती ह।ै विनय 
से पात्रता आती ह।ै धन से धर्म तथा अतंतोगत्वा सखु 
प्राप्‍त‍ होता ह।ै प्राचीन ग्रंथों में भी विद्या के महत्व को 
निम्नांकित श्‍लोक से स्पष्‍ट समझा जा सकता ह ै—

न चरै हार्य न च भात ृभाज य्ं,
न राजहार्य न च भार कारिः।
व्यय कृते वर्धत एव नित य्ं,

विद्या  विद्या धनं सर्वधन प्रधानम।्।
(चौधरी एवं निशि, 2012 से उद्ध्ृत)
सृष्‍टि की सर्वोत्तम कृति  मनषु्य का विकास 

शिक्षा के बिना संभव नहीं ह।ै शिक्षा से जडु़े मखु्य 
बिद ुयह समझने में हमारी सहायता करते हैं कि शिक्षा 
का अर्थ क्या ह ैऔर वह बेहतर जीवन जीने में हमारी 
किस प्रकार सहायता करती ह।ै प्रस्तुत लेख में इस 
बिद ुका विस्तृत उल्लेख ह ैकि शिक्षा की नींव एवं 
रीढ़ मानी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा के अतंर्गत ऐसे 
कौन-से कारण हैं, जो प्राथमिक शिक्षा में सरकारी एवं 
निजी विद्यालयों के मध्य खाई को बढ़ाये जा रह ेहैं 
तथा समाज में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी 
विद्यालयों की ओर रुझान बढ़ता जा रहा ह।ै 

प्राथमिक शिक्षा का इतिहास  

भारत प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति गंभीर रहा ह।ै यही 
कारण ह ैकि भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास 
बहुत परुाना ह।ै वैदिक काल से वर्तमान तक हमारे 
दशे में शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए 
अनेक प्रयास किये गये हैं। जिसे नकारना असंभव ह।ै 
शिक्षा-शािस्‍त्रयों एवं विद्वानों ने शिक्षा के विकास के 
इतिहास का अध्ययन निम्न कालों में बाँटकर किया — 

प्राचीन काल आधुनिक काल

1. वैदिक काल 1. स्वतत्रता से परू्व

2. बौद्ध काल 2. स्वतत्रता के पश्‍चात्
3. मध्य काल

प्राचीन काल — प्राचीन काल को तीन युगों 
में बाँटा गया है — 

वैदिक युग — वैदिक यगु में शिक्षा परूी तरह से राज्य 
के नियत्रंण से मकु्‍त तथा निःशलु्क रूप से दी जाती थी। 
बौद्ध युग — वैदिक शिक्षा और धर्म में उत्पन्न हुई 
अनेक सामाजिक बरुाइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप 
500 ई.प.ू में बौद्ध धर्म द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली 
का विकास किया गया, जिसका संचालन बौद्ध संघों 
एवं मठों द्वारा विद्वानों के माध्यम से किया जाता था। 
इस काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्रदान किया 
जाता था। 
मध्य युग — सन ्1200 से 1700 ई. तक के काल 
को मध्य यगु कहा जाता ह।ै मसु्लिम शासकों का 
राज्य होने के कारण मकतबों में प्राथमिक शिक्षा  
दी जाती थी। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर तक के सभी 
बालक एवं बालिकाओ ं के लिए निःशलु्क एवं 
अनिवार्य थी। 
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आधुनिक काल — इतिहासकारों ने आधुनिक 
काल को दो वर्गों में विभाजित किया है —

स्वतंत्रता से पूर्व 

आधनुिक काल में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास 
भारत में ब्रिटिश शासनकाल से प्रारंभ होता ह।ै 
प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास मिशनरियों द्वारा 
किये गये। ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा प्रथम प्रयास 
1813 के आज्ञापत्र के उपरांत किया गया। 1835 
में मैकाले ने शिक्षा पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत 
किया और उसके प्रयासों से भारत में प्राथमिक 
विद्यालय खोले गये। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा 
पर अत्यधिक बल दिया, ताकि कंपनी को अंग्रेज़ी 
के काम-काज करने वाले सेवक मिल सकें । इसके 
पश्‍चात् 1854 में वडु के घोषणा-पत्र ने सर्वप्रथम 
सर्वसाधारण के लिए शिक्षा का प्रबंध करने के 
उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। सहायता अनुदान 
प्रणाली की सिफ़ारिश की। सन् 1859 में स्टैनले 
के घोषणा-पत्र के फलस्वरूप सरकार ने ‘प्राथमिक 
शिक्षा’ कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा का विकास 
करने की चेष्‍टा की। सन् 1882 में दादा भाई नौराेजी 
ने भारतीय शिक्षा आयोग के सामने प्राथमिक 
शिक्षा को निःशलु्क एवं अनिवार्य बनाने की 
माँग रखी थी। सन् 1904 की शिक्षा नीति संबंधी 
सरकारी प्रस्ताव ने प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1911 में 
प्रसिद्ध राजनैतिक नेता व शिक्षाविद ् श्री गोपाल 
कृष्ण  गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशलु्क एवं 
अनिवार्य बनाने के लिए अपना प्रसिद्ध ‘गोखले 

बिल’ प्रस्तुत किया। सन् 1918 में बिट्ठल भाई पटेल 
के प्रयासों से एक कानून बनाकर बंबई म्यूनिसिपल 
क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की 
गई। इसका अनुसरण करते हुए 1919 में बिहार, 
उत्तर प्रदेश, बंगाल व ओड़िशा में, 1920 में मध्य 
प्रदेश और असम में तथा 1931 में मैसूर में अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम बनाए गए। 1929 में 
हर्टांग समिति ने भी प्राथमिक शिक्षा की समस्याओ ं
का अध्ययन किया। 1937 में गांधीजी ने ‘बुनियादी 
शिक्षा’ की शरुुआत की। ब्रिटिश काल में प्राथमिक 
शिक्षा में सुधार का अंतिम प्रयास 1944 में सार्जेन्ट 
के प्रतिवेदन के उपवर्धा शिक्षा योजना के माध्यम 
से प्राथमिक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के 
प्रयास में किये गये। 

स्वतंत्रता प्राप्‍त‍‍ि के पश्‍चात ्

स्वतत्रता के पश्‍चात ् प्राथमिक शिक्षा के विकास 
का स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ। भारत ने भी अपने 
संविधान के अनचु छ्ेद 45 के माध्यम से दशे में 
अनिवार्य व निःशलु्क शिक्षा दनेे का प्रावधान किया। 
भारत सरकार के इस प्रावधान के अनसुार, 6 से 14 
वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशलु्क एवं अनिवार्य 
शिक्षा प्रदान करनी थी तथा भारत सरकार इस दिशा 
में 1950 से ही प्रयासरत ह।ै 42वें संविधान संशोधन 
काननू के अतंर्गत शिक्षा को समवर्ती सचूी का हिस्सा 
बना दिया गया ह।ै यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह 
समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर किया गया था। 
इस 42वें संशोधन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपरू्ण 
प्रभाव पड़ा। नीति निर्देशक तत्वों में 45वें अनचु छ्ेद 
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के अनसुार 14 वर्ष तक के सभी बालकों की 
निःशलु्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना 
राज्य तथा कें द्र सरकार की संयकु्‍त जि़म्मेदारी ह।ै 
महात्मा गांधी के अनसुार, “जिस प्रकार प्रकृति  
प्रदत्त जल और वाय ुपर सबका अधिकार ह।ै उसी 
प्रकार शिक्षा भी सभी के लिए होनी चाहिए। शिक्षा 
पर सबका अधिकार हो। इसलिए इसे निःशलु्क व 
अनिवार्य बनाया जाए।” (चौधरी और निशि, 2012 
से उद्ध्ृत)

86वें संवैधानिक अधिनियम (संशोधन) 2002 
द्वारा 6 –14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के 
मौलिक अधिकार का प्रावधान ह।ै भारत के संविधान 
के अनचु छ्ेद 45 में व्यक्‍त की गयी संकल्पना 
के आलोक में पंचवर्षीय योजनाओ ं के अतंर्गत 
प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदशे 
की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के नियंत्रण, एकरूपता 
तथा शकै्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं 
समन्वयन की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदशे 
बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 लाग ूहुआ।

प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रारंभ 
किय गये विकासोन्मुख कार्यक्रम एवं अभियान 

इगं्लैंड ने दशे के सभी बच्चों को प्राथमिक 
शिक्षा निःशलु्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए 
Universalisation शब्द का प्रयोग किया। जिसका 
अर्थ ह ै —  सार्वभौमि‍करण या सार्वजनीकरण 
या लोकव्यापीकरण।

भारत में अनिवार्य एवं निःशलु्क शिक्षा के 
सार्वभौमीकरण का अर्थ ह ै—

•• शत-प्रतिशत सवुिधा

•• शत-प्रतिशत नामांकन
•• शत-प्रतिशत ठहराव
•• शत-प्रतिशत सफ़लता

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक एवं 
सर्वसलुभ बनाने हते ु कें द्र सरकार, राज्य सरकार, 
विश्‍व बैंक तथा यनूीसेफ़ की ओर से अनेक अभियान 
तथा कार्यक्रम चलाए जा रह ेहैं। जैसे —

•• प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)
•• स्कू ल चलो अभियान (1996)
•• वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा कार्यक्रम 
•• अनठूी शिक्षा 
•• शिक्षा गारंटी योजना 
•• एन.पी.जी.ई.एल.
•• प्राथमिक शिक्षा विज़न — 2020
•• राष्‍ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम 
•• गहन क्षेत्रीय एवं मदरसा आधनुिकीकरण कार्यक्रम
•• शिक्षाकर्मी परियोजना
•• जनशाला कार्यक्रम 
•• उत्तर प्रदशे के लिए बीमा योजना 
•• ग्राम शिक्षा समिति 
•• संशोधित पाठ्यक्रम फ़्रे मवर्क
•• कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय
•• मीना-मचं
•• बाल-सदन
•• माँ-बेटी मलेा योजना
•• प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हते ु पिछड़े 

क्षेत्र की बालिकाओ ं के शकै्षिक विकास हते ु
राष्‍ट्रीय कार्यक्रम 

•• उपचारात्मक शिक्षा
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•• मिड-डे मील (1995)
•• सर्व शिक्षा अभियान (2001)
•• निःशलु्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम (14 अगस्त 2009)
•• शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने संबंधी 

काननू की घोषणा (1 अप्रैल 2010)
•• सचल विद्यालय आदि

(चौधरी और निशि, 2012 से उद्ध्ृत)
सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6 –14 

वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना ह।ै जिसमें 60 प्रतिशत 
बालिकाए ँहोंगी। 1986 की नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 
और 1992 के प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन में गणुवत्ता को 
अधिक मह�व दिया गया और कहा गया कि 14 वर्ष 
तक के बच्चों की अनिवार्य एवं संतोषजनक स्तर 
की प्रारंभिक शिक्षा निःशलु्क और अनिवार्य शिक्षा 
के संबंध में विश्‍व स्तर पर ‘जैमतंियन कॉन्फ्रें स’ 
में 1990 में सभी के लिए शिक्षा की विश्‍वव्यापी 
घोषणा की गयी थी। तत्पश्‍चात ्10 वर्ष बाद 2000 
में डकार में इसकी समीक्षा करते हुए एक प्रणाली को 
कार्य रूप दिया गया और आगे की रूपरेखा तैयार की 
गयी। इस घोषणा में छः मखु्य लक्ष्य निर्धारित किये 
गये, जिसमें पहले दो लक्ष्य 14 वर्ष तक के सभी 
बच्चों को, खासतौर से बालिकाओ ंको या कठिन 
परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को, अल्पसंख्यकों 
को 2015 का उत्तम गणुवत्ता की अनिवार्य तथा 
निःशलु्क प्रारंिभक शिक्षा उपलब्ध होना सनुिश्‍चित 
किये जाने से संबंिधत थे। इसी दिशा में एक 
सर्वव्यापक एवं सर्वमहत्वपरू्ण अभियान “सर्व शिक्षा 
अभियान” प्राथमिक शिक्षा के सर्वसलुभीकरण के 

निमित मिशन पद्धति अपनाए जाने के संबंध में ह।ै 
जो कि अक्‍तूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा 
मिंत्रयों के सम्मेलन की सिफ़ारिशों का परिणाम ह।ै 
जिसे 16 नवंबर, 2000 को कें द्रीय मतं्रि‍मडंल की 
बैठक में अनमुोदित कर दिया गया ह।ै गोवा को 
छोड़कर संपरू्ण राष्‍ट्र की इसमें सहभागिता रही। सर्व 
शिक्षा अभियान में लड़कियों एवं कमज़ोर वर्ग के 
बच्चों पर विशषे ध्यान दिया गया ह।ै इसके लिए 
अनेक कार्यक्रम एवं अभियान चलाए जा रह े हैं। 
वर्ष 2002 में दशे के सभी जिलों को आच्छादित 
किया गया ह।ै वर्ष 2003 में सभी बच्चों को स्कू ल 
वैकल्पिक शिक्षा कें द्रों एवं बैक टू स्कू ल कैं प में लाने 
का प्रयास किया गया। वर्ष 2007 में सभी बच्चों को 
5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा परू्ण करने पर बल दिया 
गया ह।ै 2010 तक सभी बच्चों की वर्ष की गणुवत्ता 
स्तर प्रदान करना ह।ै 4 अगस्त 2009 को निःशलु्क 
व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 
पारित हो गया ह।ै राष्‍ट्रपति का अनमुोदन भी इसे 
प्राप्‍त‍ ह ै और 27 अगस्त 2009 को इसे भारत 
सरकार के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया। 
दशे के 6 –14 आय-ुवर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा 
का मौलिक अधिकार काननूी रूप से प्राप्‍त‍ हो गया 
ह।ै 1 अप्रैल 2010 से इसे लाग ूकर दिया गया ह।ै

उपर्युक्‍त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्‍ट ह ै
कि भारत जैसे बहुसंख्यक आबादी वाले दशे की 
नींव की सदुृढ़ता के लिए आधार तैयार किया जा 
रहा ह,ै बस आवश्यकता ह ैतो समाज के प्रत्येक वर्ग 
के सहयोग की। जिससे जल्द ही यह स्वर्णिम स्वप्न 
साकार हो सके।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम  

फ्रांस की क्रांति के नेता दांते का मत था कि “ रोटी के 
बाद शिक्षा जीवन में सबसे मलू्यवान ह।ै रोटी जैविक 
जीवन के लिए और शिक्षा सामाजिक-सांस क्ृ तिक 
जीवन के लिए अनिवार्य ह।ै” (सिंह, 2015 से 
उद्ध्ृत)

इस प्रकार किसी भी देश या समाज को 
उन्नति के शिखर पर पहुचँने के लिए वहाँ शिक्षा 
का दीप जलाना आवश्यक ह।ै उन्नत, आदर्श और 
व्यवस्थित समाज के लिए साक्षरता की नितांत 
आवश्यकता ह।ै शिक्षा ज्ञान और संस्कार दोनों का 
प्रहरी ह।ै यही कारण ह ैकि स्वतत्रता के छः दशक 
पश्‍चात् बच्चों के लिए ‘‘निःशलु्क और अनिवार्य 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’’ का  
1 अप्रैल 2010 को लागू होना, एक सपने के 
साकार होने जैसा ह।ै 

काननू में निःशलु्क शिक्षा की परिभाषा के 
अतंर्गत कहा गया ह ै “बच्चों को विद्यालय से दरू 
रखने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा, चाह े
वह फ़ीस हो, पसु्तकों और कापियों, परिवहन और 
पोशाक आदि का खर्च हो या फिर अन्य कोई व्यय 
जो दरूस्थ स्थानों में लगता हो और जिनको इस 
विस्तृत सचूी में स्थान न मिल सका हो, का भगुतान 
करना सरकार का कर्तव्य होगा।” इसी प्रकार, 
‘अनिवार्य’ शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया 
ह ै कि “ यह सरकार का दायित्व ह ै कि वह बच्चे 
की शिक्षा की व्यवस्था करें।” इन्हीं सब तथ्यों को 
ध्यान में रखकर ही नए अधिनियम में कुछ प्रमखु 

प्रावधानों को सम्मलित किया गया ह।ै जिनका वर्णन 
अग्रलिखित ह ै— 

•• 6 –14 आय-ुवर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशलु्क 
और अनिवार्य शिक्षा प्राप्‍त‍ करने का मौलिक 
अधिकार।

•• दशेभर में 6 –14 वर्ष के सभी बच्चों को आठवीं 
कक्षा तक की निःशलु्क शिक्षा निकट के स्कू ल 
में दिलाना सरकार का दायित्व निर्धारित।

•• सभी कें द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, 
सैनिक स्कू लों और गैर-सहायता प्राप्‍त‍ 
विद्यालयों को कम से कम 25 प्रतिशत विद्यार्थी 
वंचित और आर्थिक दृष्‍टि से कमज़ोर वर्गों से 
लेना अनिवार्य।

•• “प्रत्येक बच्चा स्कू ल जाए’’ यह उत्तरदायित्व 
संबंिधत अभिभावकों और लोकल अथॉरिटी 
काे निर्धारित।

•• नए अधिनियम के सभी पहलओु ंको क्रियान्वित 
किये जाने हते ुवित्तीय व्यवस्था सनुििश्‍चत करना 
कें द्र व राज्य सरकारों का दायित्व निर्धारित।

•• प्राथमिक स्कू लों में बच्चों के प्रवेश के लिए 
बच्चों की स्क्रीनिग पर रोक तथा इसका 
उल्लंघन करने पर ` 25 से 50 हजार जरु्माने 
की व्यवस्था।

•• प्राथमिक शिक्षा परूी होने तक किसी भी विद्यार्थी 
को किसी कक्षा में रोकना अथवा स्कू ल से 
निकाला जाना प्रतिबंधित ह।ै प्राथमिक स्तर तक 
बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं।

•• बिना मान्यता प्राप्‍त‍ किसी भी विद्यालय को 
प्रारंभ किया जाना प्रतिबंधित।
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•• बिना मान्यता के स्कू ल चलाने वाले व्यक्‍ति/
संस्था पर एक लाख रुपये तक का जरु्माना।

•• काननू लाग ूहोने के छः महीने के अदंर शिक्षकों 
के निर्धारित सभी पदों को भरे जाने की 
आवश्यक व्यवस्था।

•• सरकार द्वारा निर्धारित किये गये छात्र-शिक्षक 
अनपुात का पालन प्रत्येक विद्यालय के लिए 
आवश्यक।

•• प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक प्रति कक्षा 
प्रति विषय पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य

•• सभी शिक्षकों के लिए प्राइवेट ट्यशून पढ़ाने 
पर रोक।

•• चनुाव, जनगणना तथा आपदा प्रबंधन के 
अलावा विद्यालयीय शिक्षकों के अन्य कार्यों में 
इस्तेमाल पर रोक।

•• कक्षा पाँच तक 200 दिन और कक्षा 6 से 8 तक 
220 दिन स्कू लों में पढ़ाई कराया जाना ज़रूरी।

•• निगरानी के लिए ‘‘नेशनल कमीशन फ़ॉर 
प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स तथा नेशनल 
एडवाइज़री काउन्सिल की व्यवस्था निर्धारित 
(अग्रवाल, 2010 से उद्ध्ृत)।

अधिनियम की कमिया व सझुाव 

अधिनियम के अनसुार 6 –14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे 
को गणुवत्तायकु्‍त शिक्षा दी जाएगी। परंत ुअधिनियम 
का सकू्ष्म अवलोकन करने पर इसकी सफ़लता पर 
संदहे ह।ै अधिनियम की कमियाँ व सझुाव संक्षेप में 
निम्न प्रकार हैं —

•• बच्चों के अनपुात में कक्षा-कक्षों की कमी, 
जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को दो या तीन 

पारियों तक में चलाया जाता ह।ै परुाने विद्यालयों 
के भवन भी जर्ज़र अवस्था में हैं, जो कभी भी 
बड़ी दरु्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः इनकी 
सखं्या बढ़ाने के साथ-साथ मौजदूा विद्यालय 
भवनों की मरम्मत भी करवाई जानी चाहिए। 

•• आज भी कई गाँव ऐसे ह,ै जहाँ दरू-दरू तक 
विद्यालय नहीं हैं। अतः ऐसे गाँवों का सर्वे कर 
विद्यालय बनाए जाए।ँ

•• विद्यालय व आवासीय क्षेत्रों में दरूी गणुवत्तायकु्‍त 
शिक्षा प्राप्‍त‍‍ि में बाधक ह।ै इसके लिए दरूस्थ 
क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में 
सरकार द्वारा उचित परिवहन साधनों की भी 
व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए।

•• निजी विद्यालयों में जहाँ वातानकूुलित 
कक्षा-कक्ष, स्वीमिगं पलू तथा व्यायामशाला 
होती ह,ै वहाँ सरकारी विद्यालयों में आधारभतू 
सवुिधाओ ं का भी अभाव पाया जाता ह।ै 
सरकारी विद्यालयों के बच्चे आज भी सरू्य की 
तपन व टपकती छत में पढ़ाई करते दखे े जा 
सकते हैं। इससे इस शिक्षा जगत के दशे में दो 
भिन्न स्थितियाँ प्रकट होती हैं। 

•• अधिनियम के अनसुार केवल कुछ 
पाठ्य-पसु्तकों व पत्र-पत्रिकाओ ंसे एक अच्छा 
पसु्तकालय बनता ह।ै लेकिन इसमें आधनुिक 
शिक्षा की ज़रूरत के अनसुार कम्प्यूटर, इटंरनेट 
आदि सवुिधाए ँभी आवश्यक हैं।

•• अधिनियम में कुल शिक्षक पदों में से 10 
प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में खाली 
नहीं रख ेजाएगँे। परंत ु10 प्रतिशत शिक्षकों के 
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पद खाली रहने का खामियाजा छात्रों को ही 
भगुतान पड़ेगा अर्थात ् ऐसे में गणुवत्तायकु्‍त 
शिक्षा की बात करना कोरी कल्पना ह ैक्योंकि 
गणुवत्तायकु्‍त शिक्षा के लिए योग्य व समर्पित 
शिक्षकों की ज़रूरत होती ह।ै 

•• परू्व-प्राथमिक शिक्षा को अधिनियम में स्थान 
नहीं दिया गया, जबकि दशे के करोड़ों बच्चों 
को इस शिक्षा की आधारभतू ज़रूरत ह।ै 

•• दशे में हज़ारों बच्चों को खतरनाक कार्यों और 
कारखानों में काम करना पड़ता ह।ै अधिनियम 
में दशे के भविष्य के इन बच्चों के पनुर्वास व 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई ह।ै 

•• निजी व सरकारी विद्यालयों में भी इस 
अधिनियम में भदेभाव किया गया ह।ै निजी 
विद्यालयों को मान्यता के लिए अधिनियम 
में बताए गए दिशा-निर्देशों को परूा करने पर 
मान्यता मिलेगी। जबकि सरकारी विद्यालयों को 
बिना शर्त मान्यता स्वतः मिल जायेगी। 

•• विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के 
संबंध में अधिनियम मौन ह।ै विकलांग बच्चों 
को शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी अधिनियम 
में ‘अक्षमता’ की परिभाषा ‘व्यक्‍ति अक्षमता 
अधिनियम 1995’ के अनसुार मानी गयी ह।ै 
जो कि राष्‍ट्रीय न्यास अधिनियम—1999 द्वारा 
बताई गई ‘अक्षमता’ की परिभाषा की शर्तों को 
परूी नहीं करती। 
आवश्यकता ह ै अधिनियम को प्रभावी बनाने 

के लिए एक समचुित समयबद्ध कार्ययोजना तैयार 
कर लाग ू करने की, जिससे इस अधिनियम का 

सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र प्राप्‍त‍ हो सके, साथ 
ही सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ रही 
दरूी समाप्‍त‍ या कम हो सके। तभी दशे के सभी बच्चे 
प्राथमिक शिक्षा को प्राप्‍त‍ कर अपने व्यक्‍तित्व का 
विकास कर पाएगँे। 

अध्ययन सबंंिधत साहित्य समीक्षा  

प्राथमिक शिक्षा में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के 
मध्य बढ़ रही दरूी तथा समाज में निजी विद्यालयों 
के प्रति बढते रुझान के कारणों को जानने के लिए 
समय-समय पर शोधार्थियों द्वारा किये जाने वाले 
सर्वेक्षण कार्यों के परिणाम एवं निष्कर्षों का अध्ययन 
किया। जो ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि 
सरकारी एवं निजी विद्यालयों में दरूी क्यों बढ़ती 
जा रही ह।ै

ब्राउन (1997) ने जार्जिया के प्राथमिक 
विद्यालयों पर शोध करके यह ज्ञात किया कि 
शिक्षकों में कार्य संतषु्‍टि विद्यालयी वातावरण को 
समनु्नत बनाती ह।ै जब शिक्षक कार्य-संतषु्‍ट होते 
हैं, तब वे विद्यालय में मन लगाकर कार्य करते हैं। 
विद्यालय की प्रगति हते ु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। 
जिसका विद्यालयी वातावरण पर अनकूुल प्रभाव 
पड़ता ह।ै (मिश्रा, 2013 के शोधकार्य से उद्ध्ृत)

नंदिता (2000) ने जम्मू के 10 सरकारी एवं 
10 प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के संगठनात्मक 
वातावरण पर एक सर्वेक्षण किया। निष्कर्ष द्वारा यह 
ज्ञात हुआ कि सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षकों 
को सरकार की तरफ़ से नििश्‍चत मात्रा में वेतन मिलते 
रहने से वे विद्यालय व छात्रों की शिक्षा-दीक्षा को 
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ज्‍़यादा मह�व नहीं दतेे व सदवै कार्यमकु्‍त रहना पसंद 
करते हैं व विद्यालय का वातावरण नीरस-सा रहता 
ह।ै इन विद्यालयों में छात्रों का शलु्क कम होने के 
कारण इनमें गरीब व सामान्य वर्ग के छात्र अधिक 
पढ़ने आते हैं एवं वे शिक्षकों की राजनीति का 
शिकार बनते हैं व इन विद्यालयों का वार्षिक परिणाम 
अधिक अच्छा नहीं रहता, जबकि प्राइवेट विद्यालयों 
में शिक्षकों के कार्य करने की दर के अनसुार वेतन 
मिलता ह।ै वे विद्यालय में किसी भी प्रकार की 
अनियमितता की स्थिति को नहीं आने दतेे क्याेंकि 
ऐसे में इन शिक्षकों को विद्यालय से नौकरी समाप्‍त‍ 
हो जाने या वेतन कम हो जाने का भय रहता ह।ै वे 
प्रशासन एवं प्रबंधन के सख्त नियमों का पालन करते 
हुए पाये गये। इन विद्यालयों में छात्र शलु्क अधिक 
होने से इनमें धनाढ्य वर्ग के बच्चे अधिक पढ़ने 
आते हैं। जिस कारण से छात्र उपस्थिति भी अधिक 
रहती ह।ै साथ में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा इनमें 
विद्यालय से संबंिधत भौतिक सखु-साधन अधिक हैं। 
फलतः शिक्षक विद्यालयी क्रियाओ ंमें व्यस्त रहते हैं। 
विद्यालय में अलगाव की स्थिति नहीं आने पाती ह।ै 
इन विद्यालयों का वार्षिक परिणाम भी अच्छा रहता 
ह।ै (मिश्रा. 2013. के शोध कार्य से उद्ध्ृत)

उपाध्याय तथा सिह (2001) द्वारा भोपाल 
के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रतिबल का 
अध्ययन किया गया। अध्ययन द्वारा परिणाम ज्ञात 
हुए कि प्राथमिक शिक्षकों में अधिक कार्य होने के 
कारण व्यावसायिक प्रतिबल अधिक ह।ै कॉलेज 
शिक्षकों की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षकों में अधिक 
व्यावसायिक प्रतिबल प्राप्‍त‍ हुआ। (मिश्रा. 2013. 
के शोध कार्य से उद्ध्ृत) 

व्यास (2002) ने प्राथमिक विद्यालय में 
कार्यरत शिक्षकों की कार्य-संतुष्‍टि का अध्ययन 
उनके जेंडर, वैवाहिक स्थिति एवं शैक्षिक योग्यता 
के आधार पर किया। इस अध्ययन में पाया कि 
पोरबंदर एवं जूनागढ़ जनपदों में कार्यरत शिक्षकों 
के कार्य संतुष्‍टि पर उसके जेंडर का सार्थक प्रभाव 
नहीं ह।ै विवाहित शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति 
अविवाहित शिक्षकों से अधिक संतुष्‍ट पाये गये। 
यह भी पाया गया कि शिक्षकों की कार्य-संतुष्‍टि 
पर उनकी शैक्षिक योग्यता का कोई प्रभाव नहीं ह।ै 
(उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्ध्ृत)

शफ़ीक (2003) ने निम्न एवं उच्च वेतनधारी 
शिक्षकों के समहूों पर शिक्षण के कमज़ोर पक्ष के 
दृष्‍टिगत उनके समायोजन एवं कार्ययोजन तथा 
कार्य संतुष्‍टि का अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि 
शिक्षकों की अयोग्यता में उनके वेतन का कोई 
सार्थक प्रभाव नहीं ह ैतथा कार्य संतुष्‍टि पर शिक्षकों 
के वेतन की कोई भमूिका प्रभावी नहीं रहती ह।ै 
(उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्ध्ृत)

चोपड़ा (2003) ने हरियाणा प्रदेश के 40 
प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों से 
प्रश्‍नावली के माध्यम से निम्नलिखित परिणाम प्राप्‍त‍ 
किये — शिक्षकों के तनाव का महत्वपूर्ण कारण 
राज्य के स्थानांतरण नियमों की कमी का होना ह।ै 
ग्रामीण क्षेत्र के प्राचार्यों का व्यवहार शिक्षकों के 
प्रति शहरी क्षेत्र के प्राचार्यों के व्यवहार से उत्तम 
रहा ह।ै प्राथमिक शिक्षक दैनिक शैक्षणिक कार्यों 
की अपेक्षा अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त पाये 
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गये, जिसका दषु्प्रभाव छात्रों के अधिगम पर पड़ता 
ह।ै (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्ध्ृत)

दवेी (2003) ने सरकारी/निजी विद्यालयों में 
कार्यरत महिला व्याख्याताओ ं की कार्यसंतषु्‍टि का 
अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया 
कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों की महिला 
व्याख्याताओ ं के बीच में कार्य करने की स्वतत्रता 
एवं व्यावसायिक स्थिति का कोई सार्थक अतंर नहीं 
ह।ै (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्ध्ृत)

उनियाल और नौटियाल (2007) ने जनपद 
पौड़ी गढवाल, उत्तराखडं के प्राथमिक विद्यालयों 
में कार्यरत शिक्षामित्रों (पैराटीचर्स) की कार्यसंतषु्‍टि 
का अध्ययन करते हुए पाया कि शिक्षा मित्रों के 
कार्यसंतषु्‍टि पर जेंडर कारक का सार्थक प्रमाण नहीं 
पाया गया। 

तिवारी (2007) ने उ.प्र. राज्य के चित्रकूट मडंल 
के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 
की शकै्षिक उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने 
वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के 
प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि 
एवं परिणाम की जाँच के लिए माध्य एवं प्रसरण 
विश्‍लेषण सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। इन्होंने 
अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की विद्यालय 
में उपस्थिति पर जेंडर, परिवार की आय, परिवार की 
जिलेवार स्थिति और जेंडर एवं परिवार की आय 
के बीच अतंर्क्रि या तथा विद्यालय की क्षेत्रवार व 
जिलेवार स्थिति के बीच अतंर्क्रि या का विद्यार्थियों 
की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पाया 
गया। जबकि जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार 

के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की 
क्षेत्रवार स्थिति जेंडर व जाति के बीच अतंर्क्रि या, 
परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच 
अतंर्क्रि या, परिवार की शिक्षा व परिवार के आकार 
के बीच अतंर्क्रि या, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार 
के आकार के बीच अतंर्क्रि या का सार्थक प्रभाव 
विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक 
प्रभाव नहीं पाया गया। 

साहू और गपु्‍त‍ा (2010) ने शिक्षा मित्रों की 
शिक्षण प्रभावशीलता और प्रशिक्षण आवश्यकताओ ं
का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं प्राप्‍त‍ 
आकँड़ों की जाँच के लिए t -अनपुात  एवं प्रतिशत का 
प्रयोग किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक 
स्तर पर परिषदी्य विद्यालयों में नियकु्‍त बी.टी.सी. 
प्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता शिक्षा 
मित्रों की शिक्षण प्रभावशीलता से अधिक ह।ै 

भषूण (2010) ने बागपत जनपद के उच्च 
प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के 
क्रियान्वयन का अध्ययन करते हुए पाया कि 75 
प्रतिशत अध्यापकों, 76 प्रतिशत छात्रों तथा 77 
प्रतिशत अभिभावकों के अनसुार विद्यालय में भोजन 
बनने पर शिक्षण कार्य प्रभावित होता ह ैतथा विद्यालय 
का समय बर्बाद होता ह।ै 90 प्रतिशत अध्यापकों, 
92 प्रतिशत छात्रों व 97 प्रतिशत अभिभावकों के 
अनसुार विद्यालय में पहले से बना बनाया सील 
बंद भोजन जैसे बिस्किट, फल व ड्राईफ्रू टस आदि 
वितरित किया जाना चाहिए। 25 प्रतिशत अध्यापक, 
13 प्रतिशत छात्र व 10 प्रतिशत अभिभावक इस 
योजना को बंद करने के पक्ष में हैं। 
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मिश्रा (2013) ने बालिकाओ ं की प्राथमिक 
शिक्षा के सार्वभौि‍मकरण के संदर्भ में अध्ययन करने 
के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। इन्होंने 
अध्ययन करते हुए पाया कि परिषदी्य विद्यालयों की 
स्थिति अत्यंत निराशाजनक ह।ै इन विद्यालयों को 
बंद करने का सझुाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन 
विद्यालयों के अतिरिक्‍त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने 
का कार्य निजी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा ह ैऔर 
ये निजी विद्यालय निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से 
संबंिधत बालिकाओ ंकी पहुचँ के बाहर हैं। 

यादव (2013) ने कानपरु दहेात के अनसुचूित 
जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा 
की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि 
एवं प्रदत्तों का विश्‍लेषण करने के लिए प्रतिशत विधि 
का प्रयोग किया। अध्ययन में बालिका शिक्षा के प्रति 
अभिभावकों द्वारा अवलोकन में प्राप्‍त‍ आकँड़ों में 
पाया गया कि 45 प्रतिशत घर से विद्यालय दरू होने 
की समस्या, 60 प्रतिशत महिला शिक्षिकाओ ं का 
अभाव, 84 प्रतिशत का मानना कि विद्यालयों में 
समचुित पढ़ाई नहीं होती, 71 प्रतिशत अभिभावकों 
का मानना ह ैकि विद्यालय में जाति संबंधी भदेभाव, 
68 प्रतिशत अभिभावकों का मानना ह ैकि विद्यालय 
में समचुित सवुिधाओ ं का अभाव ह।ै प्राथमिक 
स्तर पर विद्यालय स्थिति का सर्वेक्षण करने पर 
पाया कि 20 प्रतिशत कच्चे, 76 प्रतिशत पक्के  
एवं 4 प्रतिशत टीन शडे के प्राथमिक विद्यालयों के 
भवन हैं। 62 प्रतिशत विद्यालयों में प्रतिदिन सफ़ाई, 
जबकि साप्‍त‍ाहिक एवं मासिक सफ़ाई का प्रतिशत 
क्रमशः 32 व 6 ह।ै विद्यालय में उपलब्ध उपकरणों 

में 96 प्रतिशत श्यामपट्ट, 100 प्रतिशत मजे़-कुर्सी 
की व्यवस्था ह,ै परंत ु टाट-पट्टी की व्यवस्था मात्र 
10 प्रतिशत छात्रों के बैठने के लिए ह।ै विद्यालय 
परिसर में 90 प्रतिशत पानी की सवुिधा, खले का 
मदैान एवं प्रसाधन क्रमशः 52 व 20 प्रतिशत ह।ै बैठने 
की व्यवस्था में 10 प्रतिशत एक साथ, 38 प्रतिशत 
अलग-अलग व 52 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों की 
अलग-अलग बैठने की व्यवस्था ह।ै मध्याह्न भोजन में 
फल एवं बिस्किट मिलने का प्रतिशत शनू्य व अनाज 
व कुछ भी न मिलने का प्रतिशत क्रमशः 20 व 80 
ह।ै प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति एवं अनशुासन के 
अतंर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 38 प्रतिशत विद्यालय 
एकल अध्यापक, 16 प्रतिशत द्विअध्यापक, 22 
प्रतिशत तीन अध्यापक एवं 28 प्रतिशत ऐसे भी 
विद्यालय हैं, जिसमें आवश्यकतानसुार अध्यापकों 
की संख्या पर्याप्‍त‍ ह।ै इसके अतिरिक्‍त विद्यालय में 
पाठ्यसहगामी क्रियाओ ं में 8 प्रतिशत गायन, 12 
प्रतिशत अतंाक्षरी, 40 प्रतिशत खलेकूद एवं 40 
प्रतिशत विद्यालयों में किताबी शिक्षा के अलावा 
कोई पाठ्यसहगामी कार्यक्रम नहीं कराये जाते 
हैं। 4 प्रतिशत विद्यालयों में गृहकार्य प्रतिदिन, 
10 प्रतिशत सप्‍त‍ाह में, 68 प्रतिशत कभी-कभी व 
18 प्रतिशत बालिकाओ ंके दृष्‍टिकोण से कभी नहीं 
दिया जाता तथा गृहकार्य का मलू्यांकन 12 प्रतिशत 
प्रतिदिन, 60 प्रतिशन कभी-कभी, 28 प्रतिशत 
विद्यालयों में कभी नहीं किया जाता ह।ै 

गौतम और सिंह (2013) ने बिहार में विद्यालयी 
शिक्षा का स्वरूप और विकास का अध्ययन 
किया। जिसमें इन्होंने विभिन्न संस्थाओ ंद्वारा प्राप्‍त‍ 
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आकँड़ों को एकत्र किया। ऑल इडंिया स्कू ल सर्वे, 
एन.सी.ई.आर.टी. 2009 के अनसुार बिहार में कुल 
70000 से अधिक विद्यालय हैं। जिसमें 68489 
सरकारी विद्यालय (97.80 प्रतिशत), 280 स्थानीय 
निकाय द्वारा संचालित विद्यालय (0.39 प्रतिशत), 
1060 सहायता प्राप्‍त‍ निजी विद्यालय (1.4 प्रतिशत) 
तथा 194 गैर-सहायता प्राप्‍त‍ विद्यालय (1.51 
प्रतिशत) हैं। प्राथमिक विद्यालय 43286 (61.81 
प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालय 22775 
(32.52 प्रतिशत) हैं। भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण 
करने पर पाया कि बिहार प्रदशे में प्राथमिक स्तर पर 
भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत दशेभर 
के भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों से 13.73 
प्रतिशत अधिक ह।ै विद्यालय परिसर में पेयजल की 
सवुिधा, प्रयोग में आने वाले शौचालय एवं खले 
का मदैान, इन तीनों की सवुिधाओ ंके संदर्भ में इस 
प्रदशे के प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत परेू दशे 
के प्राथमिक विद्यालयों की तलुना में 5.36 प्रतिशत, 
38.87 प्रतिशत एवं 16.34 प्रतिशत कम ह।ै 
“पिछले डेढ़ दशक में बिहार प्रदशे में छीजन दर 
(ड्रापआउट रेट) में सबसे ज्‍़यादा कमी प्राथमिक स्तर 
पर 17.01 प्रतिशत दर्ज की गयी ह।ै प्राथमिक तौर 
पर इस समस्या को दरू करने हते ुप्रभावशाली कदम 
उठाने की आवश्यकता ह।ै” (एजकेुशन इन इडंिया, 
अकं 1991–92, 1998–99 तथा चयनित शकै्षिक 
सांख्यिकी, 2003–04 और 2008–09, मानव 
संसाधन विकास मतं्रालय, नयी दिल्ली) 1990 से 
परू्व इस प्रदशे में सी.बी.एस.ई. से संबंध विद्यालयों 
की संख्या नगण्य थी, जबकि 1990 से 2005 के 

बीच इन विद्यालयों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि 
हुई। इसके मखु्यतः दो कारण बताये जा सकते हैं —
1.	 सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की 

कमी एवं 
2.	 सरकारी विद्यालयों का पाठ्यक्रम राष्‍ट्रीय 

पाठयक्रम के मानकों के अनरुूप न होना। 
सावंरकर 2014 ने जनपद जालौन के प्राथमिक 

शिक्षकों की कार्यदक्षता व प्राथमिक शिक्षा के 
प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में विद्यालय वातावरण 
व उनके कार्य संतोष का अध्ययन करने के लिए 
सर्वेक्षण विधि एवं प्रदत्तों का विश्‍लेषण करने के 
लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। अध्ययन 
में पाया कि प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिक 
शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति उच्च सकारात्मक होनी 
आवश्यक ह।ै शिक्षक दक्षता भी प्राथमिक शिक्षा 
के लिए परमावश्यक ह।ै इसके अतिरिक्‍त विद्यालय 
का वातावरण उत्तम हो व शिक्षक अपने व्यवसाय से 
संतषु्‍ट हो। इस प्रकार के प्रयास प्राथमिक शिक्षा की 
सफ़लता के लिए आवश्यक हैं। 

मानव संसाधन मतं्रालय, एजकेुशनल 
स ट्ेटिस्टिक्‍स एट ए ग्लांस — 2014 के सर्वेक्षण के 
आधार पर प्राप्‍त‍ आकँड़ों के अनसुार, ब्रिक्स दशेों 
में प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षकों 
की कमी हमारे दशे में ही ह।ै इसका पता शिक्षक-
छात्र अनपुात से चलता ह।ै शिक्षा का अधिकार 
काननू लाग ूहोने से छात्रों का दाखिला बढ़ा ज़रूर ह,ै 
लेकिन जब तक पर्याप्‍त‍ शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, 
गणुवत्तापरू्ण शिक्षा का उद्देश्य परूा नहीं होगा।  (अमर 
उजाला. 15 मई, 2015. प.ृ 15 से उद्ध्ृत)
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संबंधित साहित्य का अध्ययन व विश्‍लेषण 
करने पर यह निष्कर्ष निकलता ह ै कि जब तक 
प्राथमिक विद्यालयों में बनुियादी सवुिधाओ ं की 
पर्याप्‍त‍ उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी 
एवं अध्यापकों की कार्य संतषु्‍टि पर्याप्‍त‍ नहीं 
होगी। तब तक शिक्षा की गणुवत्ता को सधुारा नहीं 
जा सकेगा। शिक्षा की गणुवत्ता में सधुार आते ही 
समाज के व्यक्‍तियों की सरकारी विद्यालयों के 
प्रति बनी नकारात्मक धारणा को समाप्‍त‍ किया जा 
सकेगा। इसके अतिरिक्‍त सभी निजी विद्यालयों में 
भी पर्याप्‍त‍ संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उचित 
परिणामों को प्राप्‍त‍ करने के लिए सरकारी एवं निजी 
प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा संबंधी समस्याओ ंपर 
तलुनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक ह।ै तभी 
सार्थक रूप में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य 
बढ़ रही खाई के कारणों को जाना जा सकेगा।

समाज का निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते 
रुझान का कारण  
वर्तमान समय में, बड़े शहर हों या छोटे, उच्च और 
मध्यम वर्ग अपने बच्चों को निजी स्कू लों में भजेता 
ह।ै सर्वेक्षण के आकँड़े बताते हैं कि आर्थिक रूप से 
कमज़ोर लोग ही सरकारी स्कू लों में बच्चों को भजेते 
हैं। इसकी अवधारणा यह ह ैकि प्राइवेट स्कू ल बेहतर 
हैं। प्राइमरी शिक्षा में 90 प्रतिशत परिवार बच्चों को 
स्कू ल भजे पाते हैं। 10 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके 
बच्चे स्कू ल नहीं जा पाते हैं। 76 प्रतिशत परिवारों 
के बच्चे निजी स्कू लों में पढ़ते हैं और 24 प्रतिशत 
परिवारों के बच्चे सरकारी या नगरपालिका के स्कू लों 
में पढ़ते हैं। (अमर उजाला, 2 मई 2014 प.ृ 15 से 
लिये गये आकँड़े)

इतना ही नहीं सरकार ने भी शिक्षा के निजीकरण 
के एजेंडे को अपनाते हुए शिक्षा बजट को 83000 
करोड़ से घटाकर 69000 करोड़ रुपये कर दिया। 
यानी इसमें 16.9 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी। 
सर्व शिक्षा अभियान में करीब 2,375 करोड़ रुपये 
की कटौती कर दी गई ह।ै स्कू ल में बच्चों को दोपहर 
का भोजन दनेे की योजना में भी लगभग 4000 करोड़ 
रुपये की कटौती कर दी गई ह।ै सर्व शिक्षा अभियान में 
पिछले साल 24,375.14 करोड़ रुपये और इस बार 
सिर्फ़  22000 करोड़ रुपये दकेर आबंटित किये गये हैं। 
इतना ही नहीं, मिड-डे मील में पिछले साल लगभग 
13000 करोड़ रुपये और इस बार, सिर्फ़  9236 करोड़ 
रुपये आबंटित किये गये। ऐसा पिछले 60 साल में 
पहली बार हुआ ह,ै जब बढ़ोतरी के बजाय इसे घटा 
दिया गया। 

यह हालत तब ह ैजब दशे में 60 लाख बच्चे 
आज भी स्कू ल से वंचित हैं और शिक्षा का अधिकार 
काननू लाग ूहुए पाँच साल हो चकेु हैं। इस काननू में 
निजी स्कू लों में भी 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित 
करने का प्रावधान था, जिसे सपु्रीम कोर्ट ने भी 
अनिवार्यता से लाग ूकरने का आदशे दिया। इसके 
बावजदू क्रियान्यवन के अभाव में 21 लाख सीटों में 
से सिर्फ़  29 प्रतिशत सीटें ही भरी गर्इं। इन आकँड़ों 
से मानव संसाधन विकास मतं्रालय भी वाकिफ़ ह।ै 
मतं्रालय ने माना ह ै कि 2009 के मकुाबले 2014 
के अतं तक 26 प्रतिशत नामांकन में गिरावट दर्ज 
की गयी ह।ै 

यही हाल स्कू ली भवनों और शिक्षकों की कमी 
का ह।ै इस समय दशे में तीन लाख स्कू ल भवनों और 
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करीब 12 लाख शिक्षकों की दरकार ह।ै इस कमी 
के चलते कई स्कू ल खलेु में चल रह े हैं। शिक्षकों 
की कमी गंभीर चितंा का विषय ह।ै अधिनियम 
के मतुाबिक, 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना 
अनिवार्य ह,ै लेकिन दशे के लगभग सभी स्कू लों 
में 100 से अधिक बच्चों पर सिर्फ़  एक शिक्षक ह।ै 
इसका सीधा असर शिक्षा की गणुवत्ता पर पड़ रहा 
ह।ै कई गैर-सरकारी संस्थाओ ंने इसको लेकर चितंा 
भी जाहिर की ह।ै ज़ाहिर ह,ै इन वजहों से स्कू लों में 
ताले भी लग रह े हैं। राजस्थान, महाराष्‍ट्र, गजुरात, 
कर्नाटक, उत्तराखडं सहित कई राज्यों में एक स्कू लों 
में दाखिले का ग्राफ़ लगातार बढ़ता जा रहा ह।ै 
वंचित तबका भी अपने बच्चों को सरकारी स्कू ल 
की बजाय निजी स्कू ल में भजेने को मजबरू ह।ै यह 
सिलसिला अभी जारी ह।ै (त्यागी. जनू, 08. 2015. 
प.ृ 12, हिन्दुस्तान, से उद्ध्ृत)

ऐसा लगता ह ै कि सरकारी प्राथमिक शिक्षा 
व्यवस्था की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही 
ह ै और इस अव्यवस्था के बिगड़ने का कारण ह ै
कि सभी तंत्रों द्वारा सही प्रकार से योजना का सही 
दिशा में कार्यान्वयन न हो पाना। इसलिए सरकारी 
प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का सधुरने के बजाए दसूरे 
भलुावे में उलझाये रहना। यहीं कारण ह ैकि समाज में 
निजी स्कू लों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा ह।ै 

निष्कर्ष 

उपर्युक्‍त चर्चा एवं विश्‍लेषण विवरण से ये तो 
काफ़ी सीमा तक स्पष्‍ट हुआ है कि किन कारणों 
की वजह से समाज के व्यक्‍तियों का झुकाव निजी 

विद्यालयों की तरफ़ बढ़ रहा है। परंतु अभी भी 
ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर विचार करना अनिवार्य 
है और उनके समाधान के लिए उपाय खोजना 
भी आवश्यक है। तभी सभी को शिक्षा का समान 
अवसर दे पाने का स्वप्न साकार हो पाएगा। ये 
विचारणीय मुद्दे निम्न हैं —

•• दशे में निजी विद्यालयों की बहुतायत ह ैजिससे 
इनमें बहुतायत में प्रवेश होने की संभावना ह।ै 
इस अधिनियम में सभी निजी एवं अल्पसंख्यक 
विद्यालयों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 
25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान 
किया गया ह।ै यहाँ सबसे बड़ा प्रश्‍न यह ह ैकि 
क्या ये निजी एवं अल्पसंख्यक संस्थाए ँइसके 
प्रति सकारात्मक हैं? और यदि नहीं हैं तो पहली 
बात तो इन बच्चों को प्रवेश मिलना ही दरू 
की बात होगी और यदि प्रवेश द ेभी दिया तो 
अधिनियम की धारा-8 (समान व्यवहार एवं 
सवुिधाए)ँ की पालना अभी भविष्य के गर्त में ह।ै 

•• निजी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की तलुना 
में ऊँचा शलु्क वसलू किया जाता ह।ै वहाँ प्रवेश 
में 25 प्रतिशत आरक्षण कमज़ोर वर्ग को दिये 
जाने का प्रावधान ह।ै संशय पैदा करता ह ै कि 
25 प्रतिशत स्थान झठेू आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
कर समदृ्ध अभिभावकों की संतानें इन सभं्रात 
विद्यालयों में प्रवेश ले सकने में सफ़ल होंगे। 
फलतः शिक्षा के माध्यम से असमानताए ँफैलेंगी। 

•• कमज़ोर वर्ग का आकंलन आय के आधार पर 
होगा या फिर जातिगत आधार पर? इस पर भी 
विचार किया जाना अपेक्षित ह।ै 
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•• यदि कमज़ोर वर्ग के अभिभावकगण वित्तीय 
या अन्य स्रोतों से फ़ीस की व्यवस्था कर भी 
लेते हैं, तो उनके पनुर्भरण की कोई भी व्यवस्था 
अधिनियम में नहीं की गयी ह।ै ये भी एक 
विचारणीय प्रश्‍न ह।ै 

•• हमारा तंत्र भी निजी शिक्षण संस्थानों की मदद 
करता ह।ै 25 प्रतिशत गरीब बच्चे निजी स्कू लों 
में न जा सकें , इसके लिए अभी तक कहा जाता 
रहा ह ैकि निजी स्कू लों के एक किमी. की परिधि 
में कोई सरकारी विद्यालय नहीं होने पर दाखिला 
दिया जाये। 

•• यह आदशे पहली कक्षा के लिए ह।ै संभव ह,ै 
स्कू ल प्रबंधक पहली कक्षा में प्रवेश संख्या बढ़ा 
दें। यह भी संभव ह ै कि अल्पसंख्यक वर्ग के 
नाम पर स्कू ल खोले जाए,ँ जहाँ 25 प्रतिशत 
गरीब बच्चों को प्रवेश दनेे की बाध्यता नहीं ह।ै 
इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक ह।ै

•• 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को निजी स्कू लों में 
पढ़ाना। शषे 75 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कू लों 
के भरोसे अनपढ़ रह,े क्या ये न्यायोचित ह।ै 

•• सरकारी स्कू लों में मिड-डे मील के आकर्षण में 
गरीब बच्चे पढ़ लेते हैं, तो क्या निजी विद्यालयों 
में जो गरीब बच्चे पढ़ने जा रह ेहैं, उन्हें मिड-डे 
मील की आवश्यकता नहीं ह।ै 

ये सब वे मदु्दे हैं जिन पर विचार किया जाना 
आवश्यक ह।ै कहीं ऐसा न हो कि बच्चों के बालमन 
पर भदेभाव का भाव उत्पन्न होकर उनकी मानसिकता 
को प्रभावित करे और अमीर व गरीब बच्चों के प्रति 
अस्पृश्यता का भाव पैदा कर समाज को बाँटने का 
काम करें। 

अब प्रश्‍न उठता ह ै कि क्या वास्तव में सबको 
समान शिक्षा का अधिकार प्राप्‍त‍ होगा? ऐसा इसलिए 
क्योंकि हमारे दशे में गरीबी बहुत अधिक ह।ै इसलिए 
तीन चौथाई आबादी की किस्मत में यही सरकारी 
स्कू ल हैं। ये अधिनियम कक्षा एक से आठ तक की 
कक्षा के लिए ह।ै अब सवाल उठता ह ै कि कक्षा 
आठ के बाद क्या होगा? क्या आठवीं की पढ़ाई कर 
आज कोई बच्चा रोज़गार पा सकता ह।ै गरीब और 
साधारण बच्चों के लिए आगे की शिक्षा निरंतर लेना 
नाममुकिन ह।ै 

अतः बराबरी व विकास लाने की जिस भावना 
के तहत ् शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 
ह,ै उसे पाने के लिए गणुवत्ता के फ़र्क  को भी मिटाना 
होगा। तभी शायद सरकारी एवं निजी विद्यालयों 
के बीच बढ़ती खाई, समाप्‍त‍ हो पायेगी और हम 
शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्‍त‍ कर पाएगँे। 
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